नगरीय निकायों में निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा स्थिति
परिपेक्ष्य
मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के कुल 911082 निराश्रित है (पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के सर्वेक्षण 2007 के अनुसार), जिनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना स्थानीय निकायों एवं राज्य की जबावदेही है लेकिन स्थानीय निकायों के जबावदेह न होने, नागरिक एवं नागरिक संगठनों की स्थानीय निकायों में सहभागिता न होने की वजह से, सभी पात्र निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नही हो पा रही है।
स्थानीय नगरीय निकायों को जबावदेह बनाने एवं नागरिको को जागरूक एवं संगठित करने हेतु समर्थन ने मध्य प्रदेश के 12 जिलों के नगरीय निकायों में पिछले 2 वर्षो से निराश्रितों (निशक्तजन, विधवा महिलाऐं, वृद्ध) सामाजिक सुरक्षा के सुनिश्चिय हेतु स्थानीय नागरिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों को नगर स्तर पर संगठित एवं संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। स्थानीय नागरिक संगठनों के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जागरूकता, सामाजिक अंकेक्षण/जन सुनवाई का आयोजन, सूचना के अधिकार का उपयोग एवं निराश्रितों द्वारा किए गए "आवेदनों" की जिला स्तर पर निगरानी करके स्थानीय प्रशासन के साथ सतत् संवाद किया गया।  
प्रमुख अनुभव एवं सीख 
नगरीय निकायों में निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा हेतु समर्थन द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं के अनुभवों से निम्न सीख बनी-
· सरल तरीकों से सामाजिक सुरक्षा से जुडी योजनाओं की जानकारी देने पर निराश्रित योजना का लाभ लेने के लिये स्वयं पहल करते है।
· मोहल्ला/वार्ड स्तर पर नागरिकों को संगठित करने और उनकी समझ बनाने से नागरिक सामूहिक रूप से बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुडी योजनाओं का स्वयं लाभ लेने और दूसरे नागरिको को लाभ दिलाने के लिए सक्रिय होते है।
· स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं और संगठनो के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुडे आंकडे और मुद्दो पर लगातार चर्चा करने से, निराश्रितों के प्रति संवेदनशीलता बढती है और वे  स्वैच्छिक पहल करते है।
· जिला प्रशासन के साथ निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा से जुडे समस्याओं और प्रकरणों पर संवाद करने से प्रकरणो का निराकरण आसान होता है।
· नगरीय निकायों के साथ लगातार इंगेजमेंट करने से सामाजिक सुरक्षा के काम से जुडे जिम्मेदार कर्मचारी सक्रियता से प्रकरणों का निराकरण करते है।
समुदाय को सामाजिक अंकेक्षण एवं समुदायिक निगरानी के काम में जोडने से नागरिकों की योजना से जुडी प्रक्रिया और मुद्दों पर समझ मजबूत होती है जिससे वे स्वैच्छिक रूप से निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा हेतु ठोस पहल करते है।   
फालोअप के विषय एवं सुझाव
1. नगरीय निकायों में निराश्रित और गरीब नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुडी योजनाऐं और प्रक्रियाओं पर जानकार व जागरूक नही है। इस हेतु मोहल्ले एवं वार्ड स्तर पर नागरिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा से जुडी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं आवेदन तैयार करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। 
2. निराश्रितों के पास उम्र का सही प्रमाण पत्र नही होता और न ही मेडिकल बोर्ड उम्र का प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग कर रहा है। बोर्ड का अधिकांश समय विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में लगता है। मेडिकल बोर्ड उम्र का प्रमाण पत्र बनाने एवं विकलांगता प्रमाणपत्र बनाने हेतु अलग-अलग दिवस निश्चित करे एवं डाक्टरों की नियुक्ति पर ध्यान दें।
3. अधिकांश नगरीय निकाय आवेदनकर्ताओं पावती नही देते जिससे आवेनकर्ता आवेदन स्वीकृति की स्थिति का फालोअप नही कर पाता है। आवश्यक है कि आवेदन जमा करने के लिए पृथक काउन्टर खोले जाय एवं आवेदको को कम्प्यूटरजनित पावती दी जाय। साथ ही संबधित अधिकारी द्वारा आवेदन में संलग्नको की कमी, आवेदन स्वीकृति या निरस्त करने की लिखित सूचना आवेदक को भेजी जाय।
4. अधिकांश नगरीय निकायों ने अपने सभी निराश्रित हितग्राहियों के पेंशन खाते एकमात्र पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाये है, जिससे दो से तीन महीने में क्रम आने पर हितग्राहियों को  को पेंशन मिल पाती है। आवश्यक है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंको में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधरियों के खाते खोले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
5. नागरिकों एवं निराश्रितों को लोक सेवा गारंटी कानून के नियम व प्रक्रिया पर जागरूक करने की आवश्यकता है।
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